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नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 1995/ पौष 1, 1917 
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वस्त्र मंत्रालय 


करेगा । इस आबंटन नीति के अन्तर्गत आने वाले सिले सिलाए परिधानों 
तथा निटवियर के सभी निर्यातों के लिए आवश्यक प्रमाणीकरण भी 
महानिदेशक प्रोरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा । 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 22 दिसम्बर , 1995 


विषयः ---उन देशों को परिधान तथा निटवियर निर्यात करने के लिए 

वर्ष 1996- - 1998 की अवधि के दौरान लागू होने वाली शर्ते , 
जिनमें ऐसे निर्यात वस्त्र और क्लादिग संबंधी करार के उपबंधों 
के अंतर्गत प्रतिबंधित है । 


( 2 ) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए महानिदेशक , अपैरल निर्यात 
संवर्धन परिषद का अभिप्राय उनसे तथा ऐसे अन्य अधिकारियों से होगा 
जिन्हें वो अपने ऐसे कार्य तथा उत्तरादायित्व अंशतः अथवा पूर्णतः स्पष्टतया 
अथवा अन्यथा प्रत्यायोचित करें । 


( 3) महानिदेशक , अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा लाग किसी भी 
प्रत्यायोजन के होते हुए भी इस आबंटन नीति के क्रियान्वयन के लिए 
वे वस्त्र मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होंगे । 


सं . 1/ 64/ 95-ई पी ( टी एण्ड जे ) - 1-- - 1. प्रस्तावना: --सिले सिलाए 
परिधानों तथा निटवियर के संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा , यूरोपीय 
युनियन तथा नार्वे को होने वाले निर्यात के संबंध में निर्यात तथा प्रायात 
नीति ( 1992-1997) के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया नियम पुस्तिका के 
खण्ड 1 के परिशिष्ट 4 -1 की मद संख्या 11 में निहित उपबंधों के 
अनुसरण में तथा दिनांक 4 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या 
1/ 29/ 93-ई पी ( टी एण्ड जे )- 1 समय- समय पर यथा संशोधित का 
अधिक्रमण करते हुए वर्ष 1996 से 1998 के लिए हकदारियों के आबंटन 
संबंधी नीति (जिसे इसके पश्चात आवंटन नीति कहा गया है ) वह होगी 
जो इसमें इसके पश्चात ब्यौरेवार हैं । 


( 4) वस्त्र मंत्रालय इस अधिसूचना के उपबंधों में से किसी भी उपबंध 
के निर्वाचन के संबंध में अंतिम प्राधिकारी होगा । वस्त्र मंत्रालय प्रशासन 
अभिकरणों , उनके कार्यों तथा दायित्वों के संबंध में समय- समय पर ऐसे 
मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और वह 
ऐसे प्राधिकारियों को कार्यों का दायित्वों को अंशतः अथवा पूर्णतः पुन 
आबंटित कर सकता है, जैसा कि उचित समझे । 


2. प्रशासन: - - ( 1 ) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो , महानिदेशक , 
अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद , नई दिल्ली, निर्यात हकदारियों का आवंटन 


( 5) निर्यात हकदारियों का आबंटन केवल उन्हीं निर्यातकों को दिया 
जाएगा जो निर्यात- पायात नीति के अनुसार सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों 
के पास पंजीकृत हो । 
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___ 3. भामंटन की प्रणाली: --- (1 ) प्रत्येक प्रामंटन वर्ष में निर्यात हेतु 
माता का मान निम्नलिखित प्रणाली के सन्मान प्रयोषः मा सामने 
दिखाई गई दरों पर किया आएगा. --- 


( 3) प्रणाली में उदिवाट मानाएं 1 भगवरी को होनी Hो तापा 
इस प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रापन पक्ष प्रामलित किए जा 


प्रणाली 

धार्षिक स्तर का प्रतिशत 
( क ) विगत निर्यात हकदारी ( पी पी ई ) 
( ख ) पहले मानो पहले पात्रो ( एफ मी एफ एस ) हकदारी 

नध निदेशक हकदारी ( एन आई ई ) सहित 


( 6) पी पी ई 20 सितम्बर तक पूर्ण रूप से प्रभवा पाशिक रूप से 
हस्तांतरणी होगी । तथापि, 31 मई के बाद के प्रतरण वर्ष के लिए सम्बन 
देश / श्रेणी में हस्तांतरणकर्ता पो पाबंटित की गई कुल मात्रा के 50 
प्रतिशत तक ही सीमित होंगे । इस प्रकार के अन्सरण को प्रभावित करने 
वाले दिशा निर्देशों की घोषणा महानिदेशरः, ए ई पी सी द्वारा की 
जाएगी । 


योगः 


100 


( 2 ) समय - समय पर अभ्यर्पणों, लोजशोलनामों या अन्यथा उपलब्ध 
होने वाली मात्रामों को भी पहले मामो पहले पामो प्रणाली के अन्तर्गत 
पाबंटम किया जाएगा । 


( 7 ) अन्तरित विगत निर्यात हमादारी ( इसके पश्चाप्त जिसका उम्म 
पी पी टी के प में किया जाएगा ) उस वर्ष के 30 मिसम्बर तक वैध 
रहेगी और उसे 31 दिसम्बर तक बढ़ाया जा सकता है जो कि उपर्ययन 
पैरा 5 ( 3 ) के उपयन्धों के अध्यधीन होगी । 

( 8) पी पी टी के आधार पर पोन लदानों की गणना हस्तांतरणका 
द्वारा किए गए निर्यात के रुप में की जाएगी । 

( 0 ) पी पी टी के इस्तारण की प्रानुमति नहीं होगी । 


3 ) मांग पैटर्न और अन्य सम्बद्ध कारको में परिवर्तनों को देखते हुए 
यदि बांछनीय समझा गया तो उपरोक्त से भिन्न हकदारियां पाबंटित करने 
का अधिकार भारत मरकार , वस्त्र मंत्रालय के पाम सुरक्षित होगा । 

( 4) वस्त्र प्रायुमत निटथियर , ऊनी उत्पादों, बाल परिधानों या अम्प 
पन्य उत्पादों के लिए मात्रा प्रारक्षित करेगा । 


4. विगत निर्यात निष्पादन हकदारी ( पीपी ई ) प्रणाली: --- ( 1 ) महा 
निदेशक , अपैरल नियांत मंबर्धन परिषद विगत निर्यात हकदारी का परि 
कलन निम्नलिग्नित प्राधार पर करेगा । 


( 2) उपराध मात्रा का समानुपात पाबंटन अावेदन कर्ताओं द्वारा 
प्रत्येक देश/ श्रेणी में आमंटन वर्ष से नस्काल पूर्व कलेण्डर वर्ष के दौरान किए 
गए निर्शत के मूल्य के प्राधार पर किया जाएगा । तथापि , पाबंदन 
को उपत अवधि के दौरान उक्त देश/ श्रेणी में भारत के निर्यात निष्पादन 
सक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा । 

( 3) उस निर्यासकों जिम्होंने 1 जनवरी , 1994 के बाद 50 लाख 
रपए प्रथया उससे अधिक राशि का निवेश किया है लेकिन जो नय निवेशक 
हकदारी ( नीचे पैरा 6 में परिभाषित अनुसार ) के पात्र नहीं है, उन्हें वर्ष 
1994 अथवा 1995 के निर्यात निष्पादन के प्राधार पर मात्रटन वर्ष 
1996 के लिए अपने विगत निर्यात निष्पादन की हकदारी प्राप्त करने का 
अवसर दिया जाएगा । यदि वे वर्ष 1995 के दौरान अपने निर्यात निष्पादन 
के माघार पर वर्ष 1996 के लिए विगत निर्यात निष्पादन हकदारी प्राप्त 
फरने की इच्छा व्यक्त करते है तो उस स्थिति में महानिदेशक , ए ई पी सी 
वारा अनुमार 31 मार्ष, 1996 तक ए ईपी सी को सभी प्रकार के 
मावश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । । 

( 4) मायंटमों का उपयोग किए जाने के प्रयोजन से 1 जनयरी से 
30 मिप्तम्बर तक की एकल प्रवधि होगी । निर्यातक 30 सितम्बर तक 
अपनी हकदारियों का उपयोग कर लेंगे । 30 सितम्बर के बाद बची 
अनुप्रयुक्त मात्राओं को नीचे दी गई वर पर ई एम सोमी जी के आधार पर 
उसी वर्ष की 31 दिसम्बर तक इस शर्त पर आगे बढ़ा दिया जाएगा कि 
प्रषधि बढ़ाने का अनुरोध किसी विशिष्ट केना के लिए हो तथा फ्रेता को 
यदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 


5. पहले माओ पहले पाजो ( एफ सी एफ एस ) प्रणाली: - - ( 1 ) एफ 
मी एफ एस प्रणाली के अन्तर्गत मात्राओं को रिलीन महानिदेशक , एई 
पी सी द्वारा घोषित नारीख को व्यापार क्षेत्र को उचित नोटिस देने के 
बाद की जाएगी । एक मी एफ. एम प्रणानी के अनर्गता वितरित की 
जाने वाली मावा, प्रणाली के लिए उदिबाट वार्षिक स्तर ( 20 प्रतिशत ) 
तथा एन आई ई प्रणाली ( जैसा कि नीचे पैग 6 मे उल्लिखित है ) के 
अन्तर्गत पाबंटन के बीच का अन्तर होगी । प्रन्य शब्दों में एन पाई ६ 
प्रणाली के अन्तर्गत प्राबंटन , एफ सी एफ एस प्रणाली के अन्तर्गत वितरिम 
की जाने वाली माता में से प्रथम होंगे । 

( 2) भावयन की तारीख को वैध एन सो हारा समर्थित धावेदन पक्षों 
के प्राधार पर हो पहले पाओ पहने पाओ प्रणाली के अन्तर्गत माना 
प्राबंटित की जाएगी । 

( 3) एफ सी एफ एम प्रणाली के अन्तर्गत माबंटन, वितरित को जाने 
पाली मात्रा के एफ ओ बी मून्य के 5 प्रतिशत की दर से ई एम से वो भी 
के अध्यधीन होंगी । 

( 4 ) वस्त्र मायुक्त उम अधिकतम मात्रा का निर्धारण करेंगे जो कि 
किमी प्रावेदन कर्ता द्वारा इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रतिदिन प्रत्येक देश/ श्रेणी 
के लिए लागू हो सकती है । 

( 5) पाबंटन पहले पाओ पहले पाओ के माधार पर स्वीकृत किए 
जाएंगे और जिस दिन जन उपलब्ध माना निर्धारित मात्रा से अधिक हो . 
पात्रता का निर्धारण उस दिन प्राप्त आवेदन पत्रों में से उच्च इकाई मूल्य 
वसूली के आधार पर किया जाएगा । 

( 6) पहले सानो पहले पाओ पाटन हस्तांतरणीय नहीं होंगे । 

6. नव निवेशक हफदारी ( एन पाई ई ): --- ( 1 ) नव निवेशक हकदारी 
( एन आईई ) प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामंटन एफ मी गफ गस प्रणाली के 
लिए उद्दिष्ट 20 प्रतिशत के वार्षिक स्तर में से किए जाएंगे । नप 
निवेशक लकवारी प्रणाली में प्रानंटन पहले पाओ पहले पाओ प्रणाली के 
अन्तर्गत उपलब्ध भाषाओं में से किया जाएगा । 

( 2) इस प्रणानी में प्रायंटन केवल उन निर्यातकों को किया जाएगा 
ओ गई पी सी के पास विनिर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकृत है तथा 
जिन्होंने पूर्व कलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी से पहले शुरू न होने वाली 
खाद फी 12 महीनों की क्रमिक अवधि के दौरान मौजूदा एकक प्रयवा 
मए एकक में नई मशीनों में न्यूनतम 50 लाख रुपए की राशि निवेश की 
हो । तथापि, पापंटन वर्ष 1996 के लिए 1 मितम्बर, 1994 में शुरू 


उत्पाद ग्रुप 


ई एम डी / यो जी राशि 


. - . 


: .. .. 


संयुक्त राज्य अमरीका में ग्लोवन 
कनाडा में अंडरवीयर 
कनाडा में ग्रुप “ए ” 
संयुक्त राज्य अमरीका में ग्रुप -II 
यूरोपीय यूनियन में श्रेणी 4, 5 मौर 24 
माय 


5 रु . प्रति जोश 
5 रु . प्रति नग 
18 रु. प्रति वर्ग मीटर 
18 रु . प्रति एम एम ॥ 
18 रु . प्रति नग 
32 रु . प्रति नग 
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होगे वाली किसी भी बाप की 12 महीनों की अवधि लागू होगी । एन 
पाई ई माटम निवेश के एक म्लाक विशेष के लिए केवल एक . गार ही 
किया जाएगा । 


से अधिक 1 दिसंबर तक उन मदों को अधिसूचित करेंगे, जो कम फारो 
पार वाली मां है । 


___ 2. इम अभिसूचना के किसी भी उपबंध में अन्यन्न निहित प्रावधान के 
बावजूव सामान्यतः कम करोबार वाली मदों को निम्नलिखित रियासतें 
उपलब्ध होंगी : 


( क ) निर्यातक को पहले पाओ पहले पाओ प्रणाली के अन्तर्गत 

अन्य श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के बजाए 1 प्रनिशत 
ई एम हो / बी जी प्रस्तुत करनी होगी । 


( ख ) उपर्युक्त पैरा 6 के अन्तति पहले प्रामो पहले पाओ प्रणाली 

के निर्धारित मात्रा संबंधी अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी ! 


( ग ) पहले माओ पहले पाओ प्रणाली के मतर्गत प्राधेवन करने 

के लिए उपयुक्त पैरा 5 ( ii ) में निर्धारित लाईसेंस झी 
प्रायश्यकता नहीं होगी । 


3. बस्न पायुक्त द्वारा बालू मांग पैटर्न के प्राधार पर बिना कोई पूर्व सूचना 
दिए उपर्युक्त किसी भी रियायत को वापिस लिया जा सकता है । 


8 . हथकरघा परिधाम : - -कुछ देशो के लिए द्विपक्षीय कर रों के अंस 
गंम हथकरघा परिधानों के लिए प्रारक्षित विशेष मात्राएं पहले पाओ 
पहले पाओ प्रणाली के अंतर्गत प्रायटित को जाएगी । 


3. इस प्रणाली में स्वीकार्य निवेश की 1 लाख रुपए की प्रत्येक राशि 
के लिए 1000 नग को बर से माताएं प्रायटिन की जाएंगी । मय निदेशक 
शुक्रवारी का प्रावंटन करने के लिए निवेश में एक लाख रुपए की आशिक 
राशि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा । 

4. एक निशिष्ट प्राधेदनकर्ता मिरा मात्रा का मात्र है उसे प्रावेदन 
कर्ता माग चुने गए मम मे कम 5 बेगों/ श्रेणियों में भगवर विभाजित 
किया जाएगा । प्रत्येक देश/ श्रेणी के लिए स्वीकार्य निवेश की एक लाख 

पए को प्रत्येक राशि के लिए अधिकतम हकवारी 200 नग होगी । 
मथापि , यदि कोई निर्यातकः इसलिए 5 देशों श्रेणियों से कम का विकल्प 
देना चाहता है क्योंकि उसके कुछ उत्पाव, 5 देश/ श्रेणियों से उपलब्ध नहीं 
होगी, तो उस स्थिति में उसे पाबंटित की जाने वाली कुल मात्रा उस 

चि के वेण श्रेणियों तक ही सीमित होगी जिसे स्वीकार्य निवेश की एक 
मात्र रुपए की प्रत्येक राशि के लिए 200 नगों द्वारा गुणा किया जाएगा । 
यदि निर्यातक 5 से अधिक देशों/ श्रेणियों का विकला देता है तो उस स्थिति 
में उसकी एन माई ई हफदारी को विभिन्न देशों / श्रेणियों के बीच बरायर 
वितरित किया जाएगा जो फि स्वीकार्य निवेश की एक लाख रुपए की 
प्रत्येक राशि के लिए अधिकतम 1000 नग में प्रध्यधीन होगी । 

5. निर्यातक 30 सितम्बर तक अपनी हकदारियों का उपयोग कर 
मेंगे । 30 सितम्बर के बाद बधी हुई अप्रयुपत माता उपर्यन्त पैरा 4 ( 4 ) 
मैं दिए गए ई एम की वो जी फी दर के भाघार पर उसी वर्ष के 31 
यिसम्बर सफ बढ़ाई आ सकती है, जो कि इस मार्स पर होगी कि प्राधि 
यदामे का अनरोध किपी विशेष के ता के लिए किया गया है तथा केता को 
बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । निर्यातम को दूसरा विकल्प यह 
होगा कि वह 30 सितंबर तक प्राने अनुप्रयुक्त एन . माई . ई . को लौटा 
सकता है और अनुप्रयुक्त मात्रा को निर्यात के लिए प्रगले प्रायटन वर्ष में 
पावंटित करने का अनुरोध कर सकता है । 

6. गय निषेणक हकदारी हस्तांतरणीय नहीं होंगे । 

7. यस्त्र प्रायुक्त द्वारा पाक्षता तथा प्रावेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की 
प्रक्रिया से संबंधित मार्गवर्मी सिद्धान्न जारी किए जाएंगे । वस्त्र भायुक्त 
पाषेदन पत्र प्रामंत्रित करेंगे तथा विशिष्ट निर्यातकों के निवेश के स्वीकार्य 
मान्य का निर्णय करेगे । उमत प्राधार पर महानिदेशक , ए ई पी सी द्वारा 
हफवारियों का प्रामंटन किया जाएगा । 
7. णिपिंग बिलों के प्रमाणन को धता: - - 1. हस्तांतरित पी पी 
हमदारियों तथा एन प्राई ई सहित पी पी ६ प्रणालियों के संबंध में 
गिपिग बिलों के प्रमाणन की अवधि 75 दिनों अथवा हकदारी प्रमाणपत्र 
की वैधता अवधि इसमें से जो भी पहले हो , तक होगी । इनको पुनः 
ध कराने की अनुमति हकदारी प्रमाणपत्र की समाप्ति तक ही दी जाएगी । 


10. पेमगी जमा राशि / बैंक गारंटी ( ६ एम डी / जी जी ) प्रस्तुत करने 
तथा जल करने के संबंध में उपएंघ:--- 1. पी पी ई तथा एन पाई है 
प्रणालियों के मामले में निर्यातकों को हकदारी की मूल वैध प्रवधि के 
दौरान पेशगी अमा राशि /बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी अपेक्षित नहीं होगी । 
तथापि , 30 मितम्बर तक अप्रयुक्न माताओं को ई एम सी / बी जी की 
उपरोक्त पैरा 4 ( 4 ) में दी गई घर की शर्त पर 31 दिसंबर तक 
बढ़ाया जा सकता है । 


2. पहले प्रानो पहले पाओ प्रणाली के मामले में एक निर्यातक को 
मावेदित मात्राओं पर एफ ओ बी मूल्य के 5 प्रतिशत फी पर से 
ई एम टी / बो जी बेनी होगी : 


3. जिन निर्यातकों की पी पी तथा एन आई ई प्रणाली में निहित 
सभी श्रेणियों के लिए हकदारियों 25, 000 नग से कम नहीं है उनको 
ई एम की / बी जी के स्थान पर कानूनो परिवचन ( एल यू टी ) प्रस्तुत 
करने का विकल्प होगा जिसकी शर्ते निम्नलिखित है :- - 


( क ) ई एम डो / बी जी के स्थान पर एल यू टी प्रस्तुत करने की 

मुविधा पी पी ई सहित पी पी टी में पान निर्यातकों को 
हकदारियों की अवधि बनाने / अवधि को पुनर्बध कराने पर 
दी जाएगी । पहले पाओ पहले पाओ प्रणाली में यह सुविधा 
प्रायंटन के लिए प्रदान नहीं की जाएगी । 


2. पहले पाओ पहले पाओ प्रायंटनों के संबंध में शिगिंग बिलों के 
प्रमाणन की पैवता, भावंटन की तारीख से 75 दिनों के लिए होगी । 
इसकी अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

3 इस पैरा में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद वस्त्र पायुक्त 
प्रलग -अलग मामलों में तीन कार्य दिवसों तक वैधता प्रवधि का यढ़ा सकते 
है पागलें कि ये इस तथ्य से संतुष्ट है कि संबंधित निर्यातफ अपने नियंत्रण 
मे बाहर परिस्थितियां होने के कारण अवधि के भीतर निर्यात नहीं कर 
सफा । 
8. कम पारोबार पाली मरें : 1. किसी पथ को मम पारोबार माली मब 
हे रूप में पधिसूचित किया जाएगा यदि पर्ष पूर्व कलगर पर्ष के दौरान 
उसका उपयोग, गत वर्ष के पाधार स्सर के 78 प्रतिपात से कम 
राष्ट्रा हो । महानिदेशक , परम मिति संवर्धन परिलपिछले वर्ष के पधिक 


( ख ) यदि महानिदेशक, अपरेल निर्यात संवर्धन परिषद फाननी 

परियचन के अन्तर्गत शामिल की गई हफदारियों के लिए 
किसी भी राशि को जब्त करने का दावा निर्यात हकदारी 
वितरण नीति के अन्तर्गत करते है तो उस स्थिति में संज 
घिन निर्यातक जिमने कि कानूनी परिवचन प्रस्तुत किया 
पा , री जी , ए ई पी सी द्वारा इस प्रकार से किए गए 
पावे की एणि को ऐसे दावे की तारीख से 90 दिनों की 
पवधि के भीतर जमा करा देगा । ऐसा न करने पर निर्यातक 
शिपिंग बिलों के किसी भी प्रमाणन के प्रावेदन अथवा प्राप्त 
करगे के लिए, हकदारियों के मन्तरण के लिए अयथा किसी भी 
प्रणालियों में एम डी / पी जी को थापिस करने के लिए 
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तब तक पान नहीं होगा जब तक कि वह उक्त राशि जमा 
न कर दें तथा डी जी , ए ई पी सी निर्यातक के लिये ये 

सुविधाएं बहाल करने का निर्णम न ले ले । 
( ग ) जी जी , ई पी सी मे किसी भी निर्यातक के लिए ई 

एम श्री / बी जी के स्थान पर एल टी यू प्ररपुस करने को 
सुविधा वापिस ले सकते हैं जो कि इस सुविधा के लिए 
अन्यथा पाक्ष हैं लेकिन वे 90 दिनों फी निर्धारित प्रयधि के 
भीतर जब्त की गई किसी भी प्रकार की राशि फो जमा 

कराने में असफल रहता है । 
( घ ) ई एम डी / पी जी पर लागू मार्गनिर्देशी मिशास तथा शा 

प्रावश्यक परिषर्तन सहित एल यू टी पर भी लागू होंगी । 
+ ऐसा निर्यात को कि निर्यात हकवारी या कम से कम 90 प्रतिशत 
फा निर्यात करता है, उसकी ई एम / त्री जी की पूरी राणि रिलीज कर 
पी जाएगी । टी जी , पो सो मधिक कारोबार वाली मषों के 
मामले में 75 प्रतिशत तक तथा कम कारोबार बालो मदों के सामने में 
50 प्रतिशत तक उपयोग किए जाने की स्थिति में उपयोग में जितनी 
कम रही है उसके समानुपात ई एम सी / धी जी अब्त कर 
सेगा ! ययि निर्यात हकदारी प्रमंटन का उपयोग उपरोक्त 
प्रतिगत से फम रहता है तो ई एम श्री / बी जी की पूरी 
राशि जस्त कर ली जाएगी । इस प्रोजन के लिए उपयोग 
का परिकलन पलग- अलग हफयारियों अथवा प्रश्न प्रणाली के 
माधार पर प्रना से किया जारगा । 


बाद ही जारी किया आना चाहिए । यदि पहले पाओ पहले पाओ प्रणाली 
में मावंटन के लिए हकारि अधिणेष रहती है तो उस स्थिति में निर्यातक 
माग कोई कोटा वापि झिए बिना पहने आओ पहले पाओ प्रणानी के 
अधिशेष में नामे जाकर ई सोयीजा जारी कर दिया जाये । इस पैरा 
के अनुबंध उन मामलों में भी लागू होंगे जिनमें पोतलदान के लिए ली 
दार को नवलने की आवश्यकता हो जो कि परले पाओ पहले पाजो प्रणाली 
में या 30 सितम्बर के बाद समय वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात पी पी ई 
प्रणाली से प्रभावित छपा हो तथा उन मामलों में जिनमें भायातक देशों 
मे परिवर्तन की आवश्यकता हो । 

( ब ) जब तिबंधित श्रेणी की नियति के लिए लदान की गई धरतुओं 
को पयफत अनुसार पन्य श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया जामा हे तब दण के 
जहाज से भेजने के लिए प्रयुक्त हकदारी निम्नलिखित गर्मी पर गियनिक 
को वापिस की आm . 


( 1 ) निर्यातम उस भूस निर्माण प्रमाणमधीमा को याग कर 

जो कि उसे जारी किया गया था । 


( 2 ) सफदारी प्रमाणपन्न जिगे मिति के समय नामे डाला गया था , 

अनुरोध किए जाने का मंचन पवानिए येध बना रहेगा । 


( ग ) ऐसो मयों के मामले में जिन्हें पायानक देशों द्वारा प्रतिबंधित 
भदों के रुप में पुनर्वर्गीफून किया गया है, यदि उन्हें प्रशिपिन मदों ने 
छूट प्राप्म हथकरघा परिधानो के मन में प्रयया " ष्टिया या टम्म " से 
रूप में निर्यात किया जाता है सो यो जी ए ई मो , घम्न मंत्रालय का 
भनुभोदन प्राप्त करने के पचाश मीजानियांत प्रमाणपत्र जारी करेंगे । 


5. यदि एक संबंधित निर्यातक पहले माओ पहले पाओ प्रणाली के 
पम्तर्गत या तो मूल दैधता अधि के दौरान अथवा मूल घता अवधि 
की समाप्ति के 3 दिनों की अवधि के भीतर अपनी स्कारिगों वापिस 
कर देता है तो ई एम डी / वी जी अथवा एल यू टी में लागू राशि 
का 50 प्रतिशत रिलीज कर दिया जाएगा । 


____ . ई एम जी / बी जो की जटन की गई मस्त राशि मरसार के पब्लिक 
सिपाजिट खासे में जमा कर पी जाएगी जिसका संचालन ऐसे तरीके 
से किया जाएगा जैसा सरकार समय-समय पर निर्णय करेगी । 


( प ) गहा निर्यातक को पुनः यकिन श्रेणियों के लिए कोटा वापिस 
करमा अपेक्षित होता है, ऐसे मामलों में उस पाईपी भा हस्तांतरण 
से प्राप्त की गई हकदारियों में से भी ऐसा करने की भी अनुमति दी 
जानी चाहिए । यदि मामाने का निपटान 1 अाबर के बाद किया जाना 
है तथा अन्तरण करने को अनुमति नहीं है तथा वापिस करने के लिए 
निर्यातक के पाग अपनी निजी हादारियां नहीं है तो उस स्थिति में 
यह परिवचन प्रस्तुत कर सकता है कि वह उत्तरवर्ती वर्ष की हकदारी 
से (निमी या हस्तोतरित ) 31 जनवरी सकः अपेक्षित माना को वापिस 
कर देगा । ऐसे परिवचा पन्न के साथ निम्नतम कीमत मूल्य पर परिकलित 
की गई माता के मूल्य के 50 प्रतिशत तक की राशि को पेशागी जमा 
राशि बैंक गारंटी दी जानी माहिए । माना पापिन करने ही ई एम डी 
बी भी रिलीज की जा सकती है । यदि किए गए परिधान के अनुसार 
मासा वापिस नहीं मी. जाती है तो ई एम की वो जो गम्त की जा सकती 
है । ऐसे मामलों में केवल अपेक्षित मात्रा वापिस करने के पश्चात ही 
निर्यातक को उत्तरवर्ती वर्ष के लिए किसी भी देश/श्रेणी में पी पी के 
माघंटन किए जा सकते हैं । 


7. अवधि बढ़ाने के लिए सभी प्रायेपन पत्र , मूल हकधारी को धता 
की प्रयधि समास होने से पहले प्रयषा हमारी की समाप्ति की तारीख 
से 3 कार्य दिवसों की रियायती अवधि के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण 
करके प्रस्तुत किए जाएंगे । 
11. ई एम सी / बो जी/एस यू टी की जब्ती के खिलाफ अपील : - - 
एक निसिफ को जब उपर्युमत 10 ( 4 ) के अन्तर्गत महानिदेशक , प्रपैरल 
मिर्याप्त संवर्धन परिषद् द्वारा जस्ती के प्रावेश से हानि पहुंचती है तो यह 
जन्ती की ऐसी सूचना के प्रेषण के 60 दिनों के भीतर वस्त्र प्रानुफ्त 
के समक्ष अपील कर सकता है । वस्त्र आयुषप्त ऐसे मभ्यावेदन के प्राप्त 
होने पर यथाशीघ्र निर्णम देगे । अपीलों को निपटाले समय वह अपरिहार्य 
घटमा की स्थितियों के अलावा इस अधिसूचना में परिभाषित 
जसी मी पासों को भी ध्यान में रखा सकते है । इस प्रयोजन के लिए 
वस्त पायुक्त से अभिप्राय पस्न भायुक्त सथा उसके द्वारा मनोनीत किए 
गए अन्य अधिकारी से होगा । यदि भावेदक द्वारा अनुरोध किया आता 
है तो ये व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर भी देगे । यदि निर्यातक वस्त्र 
मायुक्त, बम्बई के निर्णय से समुष्ट नहीं होता है, तो यह पन्न भेजने के 
80 दिन के भीतर निर्णय के विरुय अपीलीय समिति, वस्त्र मंत्रालय , 

योग भषन , मई दिल्ली को निर्णय के विरुख अपील कर सकता है । 
12. रोके गए माल को रिलीज करवाने के लिए मार्गदर्शी सियान्स : --- 
( क ) जहां प्रायातक देश द्वारा सवाल की गई गैर -फोटा श्रेणी अथवा किसी 
मध्य प्रतिबंधित घेणी की वस्तु को प्रतिषित श्रेणी के यप से पुनर्वर्गीकृत 
किया जाता है तो यहाँ पुनर्वर्गीकृत श्रेणी के लिए निर्यात प्रमाण पत्र /मीणा 
नितिक पी पी प्रणाली में मारपयफ कोटा वाह वापिस किए जाने के 


13. निर्यातकों द्वारा कोटा संबंधी प्रनापार में निपटने की प्रशिया --- 
1. जो निर्यातक कोटा प्राप्त करने, अन्तरण करने , उपभोग करने , विस्तार 
करने अथवा कोटा के उपयोग को मिस करने के लिए किसी भी प्रकार 
की बेईमानी करने में लिप्त पाये जाते हैं , उन्हें अपने प्रायरग के बारे में 
स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किये जाए । 


2. ऐसे मामलों पर एक समिति द्वारा विचार किया जा सकता है , 
जिसका गठम निम्नोमा अनुसार होगा : 
1. पस्थ मायुक्त 

ध्यक्ष 
2. महानिदेशक , अपरल निर्यात संबधन परिपत 

सधम्य 
3 अध्यक्ष, मपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् 

सधस्य 
4. तीन उपाध्यक्ष, अपैरल नियोक्ष संवर्धन परिषय 
5. अपर महानिमल निवेश ( फोटा मत) . 

अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् 
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3. उन मामलों में जहां समिति निर्यातक के स्पष्टीकरण की जांच 
करने तथा उसे व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देने के पश्चात निर्यातक धोखा 
धड़ी करने के लिए दोषी पाती है तो निर्यातक को विशिष्ट अवधि के 
लिए हकदारियां प्राप्त करने तथा निर्यात हकदारी वितरण प्रणाली में 
भाग लेने से विवर्जित किया जाए । 


. 


___ 4. गम्भीर मामलों में महानिदेशक , अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् 
द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई से पहले प्रक्रिया के पूरा हुए बगैर तथा समिति 
द्वारा निर्णय को अंतिम रूप देने से पूर्व निर्यातक को अस्थाई तौर पर 
विवर्जित किया जा सकता है । 

5. समिति को प्रवर्तन समिति कहा जायेगा तथा प्रवर्तन समिति के 
खिलाफ अपीलों को सुनवाई करने के लिए एक प्रवर्तन अपोल समिति गठित 
की जायेगी जिसका गठन निम्मोक्त अनुसार होगा : 
संयुक्त सचिव (निर्यात ), वस्त्र मंत्रालय 

अध्यक्ष 
विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय का विधि सचिव द्वारा सदस्य 
नामित एक अधिकारी 
निर्यात प्रायुक्त 

सदस्य 
निदेशक / उप सचिव (निर्यात ), वस्त्र मंत्रालय 

सदस्य -सचिव 


( ब ) नमस्त.. गैर- प्रतिबंधित परिधानों / भदों के लिए , मूल स्थान का 

प्रमाणपत्र । 
2. ना 
विशिष्ट सीमाओं के अध्यधीन श्रेणियों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र 
तथा मूल स्थान का प्रमाणपत्र । 

3. कनाडा 

निटिड . विद्युतकरया तथा मिल निर्मित मूल के परिधानों के लिए 
निर्यात प्रभागपत्र जो कि 500 अथवा उससे कम कनेडियन डालर के मूल्य 
के प्रेषित माल को छोड़कर प्रतिबंधों के अध्यधीन है । 
___ 4. संयुक्त राज्य अमरीका 

250 अथवा उससे कम अमरीकी डालर के मूल्य के विधिवत चिलित 
नमूनों को छोड़ करके समस्त परिवान /निटवियर माल के लिए वीजा । 

( ख ) हथकरघा प्रमाणपत्र 
.. सभी हथकरघा परिधानों के निर्यात के मामलों में , जिसमें कनाडा को 
प्रतिबंधित मदों के समतुल्य टेलई कालर श स शामिल नहीं है, ई यू तथा 
ना को कुछ प्रतिबंधित श्रेणियों में हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित 
विशेष मात्राओं के संबंध में वस्त्र समिति ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय । 
करारों में यथा निर्धारित प्रमाणपत्र जारी करेगी । 

16. ऐसे व्यक्ति जिन्हें निर्यात हकदारियां आबंटित की गई है लेकिन 
वे उनका पूर्णरूपेण उपयोग नहीं करते हैं , वे अपने खिलाफ को जाने वाली 
किसी भी प्रकार को कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भविष्य में 
में हकदारियां प्राप्त करने के लिए अपने आपको अयोग्य कराने के लिए 
स्वयं उत्तरदायी होंगे । 
___ 17. वस्त्र आयुक्त की पर्यवेक्षी भूमिका: - -अस्त्र आयुक्त, बम्बई निर्यात 
हकदारियों से संबंधित मामलों का दिन प्रति -दिन पर्यवेक्षण करेंगे । एक 
समन्वय समिति नोचे के प्रचालन को समय- समय पर समीक्षा करेगी , 
जिसमें वस्त्र प्रायुक्त अध्यक्ष होंगे तथा ए . ई पी सी , डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू 
ई पी सी तथा एच ई पी सी के प्रतिनिधि होंगे । ऐसे मामलों में जहां 
विचारों में अन्तर है, वस्त्र प्रायुक्त का निर्णय अन्तिम होगा ! 

___ 18. सरकार के पास पूर्व सूचना दिए बिना उपर्युक्त किसी भी उपबन्ध 
में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा । ... 

19. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् तथा वस्त्र आयुक्त , वस्त्र समिति 
और विकास प्रायुक्त ( हस्तशिल्प ) के कार्यालयों के पते निम्नांकित अनुसार 


6. प्रवर्तन अपील समिति निर्यातक से अपील प्राप्त होने पर अथवा 
महानिदेशक , अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद से स्वयं ब्यौरे मंगा कर प्रवर्तन 
समिति के आदेशों की समीक्षा, संशोधन , आशोधन कर सकती है अथवा 
उनको रद्द कर सकती है । 


14. सीमा शुल्क विभाग द्वारा क्लीयरेंस : - ( क ) प्रतिबंधित मदों 
के अंतर्गत उत्पाद जिनमें वे मदें भी शामिल है जो कि संयुक्त राज्य अम 
. रीका में विशिष्ट सीमाओं के अध्यधीन नहीं हैं । 


पोतलदान बन्दरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पोतलदान 
की अनुमति , महानिदेशक , अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जारी किए 
गए निर्यात हकदारी के प्रमाणन के मूल पत्रों तथा अलग - अलग माल के 
लिए जारी किए गए शिपिंग बिलों की जांच करने के बाद दी जाएगी । 

... ( ख ) हथकरघा परिधान : - - हथकरधा परिधानों के नियति के लिए 
जिसमें कनाडा में प्रतिबन्धित मदों के समतुल्य टेलर्ड कालर शर्टस शामिल 
नहीं है, और यू एस ए ई मू तथा नार्वे की प्रतिबंधित श्रेणियों में हथकरघा 
परिधानों के लिए भारक्षित विशेष मात्राओं का पोतलदान की अनुमति 
डी जी , ए ई पी सी द्वारा शिपिंग बिलों के प्रमाणीकरण के अतिरिक्त 
संयोजन प्रमाणपत्र के भाग 2 में वस्त्र समिति द्वारा किये गये निरीक्षण 
पृष्ठांकन के आधार पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा दी जायेगी । .... 

(ग ) “ इण्डिया आइटम्स " के अन्तर्गत आने वाले परिधान - " इण्डिया 
माइटम्स " के संबंध में जो कि भारत की परम्परागत लोक रीति के हस्त 
शिल्प की वस्त्र उत्पाद मदें है, उनका ई यू, संयुक्त राज्य अमरीका , 
नार्वे तथा कनाडा को निर्यात करने के उद्देश्य से पोतलदान की अनुमति , 
विकास आयुक्त , (हस्तशिल्प ) के कार्यालय द्वारा जारी किए गए उपयुक्त 
प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त महानिदेशक , अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा 
शिपिंग बिलों के प्रमाणन के आधार पर दी जाएगी । 


1. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद, 
___ 15, एन बी सी सी टावर, 

भीकाजी कामा प्लेस , 

नई दिल्ली- 110066 
2. वस्तु आयुक्त का कार्यालय , 

न्यू सी जी ओ कम्पलेक्स , 
न्यू मरीन लाइन्स , 
( पोस्ट बाक्स नं : 11500 ) , 

बम्बई- 400020 
3. वस्त्र समिति 
.... "क्रिस्टल 79, डा . एनी बेसेंट रोड , 

बम्बई- 400018 
4. विकास प्रायुक्त ( हस्तशिल्प ) , 

वेस्ट ब्लाक- 7, . 
रामकृष्णपुरम , 
नई दिल्ली -110066 , .. .. . . 

बिमोष मल्होबा, संयुक्त सचिव 


15. ( क ) निर्यात प्रमाण -पन्न मूल स्थान का प्रमाण-पत्र तथा बोजा 
महानिदेशक , अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् अथवा उनकी और से विधिवत 
प्राधिकृत किसी भी एजेंसी द्वारा द्विपक्षीय वस्त्र करार के अन्तर्गत अपेक्षित 
निम्नलिखित प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे : 


(क ) प्रतिबंधों के अन्तर्गत समस्त परिधान /मिटवियर मयों के लिए 

निर्थात प्रमाणपत्र तथा मूल स्थान का प्रमाणपत्र । 
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MINISTRY OF TEXTILES 


System 

Percentage of 

Annual Level 
( a ) Past performance Entitlement 
(PPE ) 

80 
( b ) First-Come- First-Served ( FCFS ) 

Entitlement including New In 
vestors Entitlement (NIE ) 20 


Total 


100 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd December, 1995 
Subject : Conditions applicable for the periodi 

1996 — 98 for exports in respect of Gar 
ments and Knitwear to countries where 
such exports are covered by restraints 
under the provisions of the Agreement 

on Textiles and Clothing. 
No. 1,6495 -EP ( T & J ) I.- - 1. Introduction Pur 
suant to provisions contained in Item No. 11 of 
Appendix XLIII- I of Volume I of the Handbook 
of Procedures Published under the Export and 
Import Policy ( 1992 - 97 ) in respect of export 
of readymade garments and knitwear to the USA , 
Canada, the European Union and Norway and 
in supersession of the Notification No. 112993 
EP ( T & J ) I dated 4th September, 1993 as amend 
cd subsequently from time to time, the Policy 
for Allotincnt of Entitlements (hereinafter re 
ferred to as the Allotnicnt Policy) for the years 
1996 to 1998 shall be as hereinafter detailed . 


(ii) Quantities that become available from 
time to time on account of surrenders, flexibilities 
or otherwise shall also be allocated under the 
First-Come- First-Served ( FCFS ) systemi. 


(111 ) Government of India in tlic Ministry of 
Textiles reserves the right to allocate entirlements 
in variation of the above , in case it is considered 
50 desirable, in view of changes in the demand 
patteru and other relevant consideration . 


( iv ) The Textile Conimissioner may reserve 
quantities for knitwear , woollen products, 
children s wear or any other segment. 


4 . Past Perfomance Entitlement (PPE ) 
System . — ( i) The DG , AEPC shall compute PPE 
on the following basis . 


(ii ) Available levels will be allotted pro -rata 
on the basis of the value of exports by the appli 
cants in each country category during the calendar 
year preceding the year immediately before the 
allotment year. Allotinents however, will be res 
tricted to the export performance of India in the 
country category during the said period . 


responsibilics part 2G , AEPET 


2 . Adininistration . - - ( i) Unless otherwise direc . 
ted , the Director General Apparel Expert 
Promotion Council, New Delhi ( DG , AEPC ) 
shall allocate export cntitlements . The DG , 
AEPC shall also do the necessary certification 
for exports of all readymade garments and knit 
wear covered in this Allotment Policy , 

( ii ) For the purpose of this notification , the 
DG , AEPC shall mcan and include such other 
officials of the AEPC to whom the DG , AEPC 
expressly or otherwise delegates part or whole of 
such functions and responsibilities. 

( iii) The DG , AEPC , notwithstanding any 
delegations effected by him , shall be account 
able to the Ministry of Textiles for implementa 
tion of the allotment policy . 

( iv ) The Ministry of Textiles shall be the final 
authority regarding interpretation of any of the 
provisions of this notification . The Ministry of 
Textiles may also issue such guidelines as it deems 
fit from time to time regarding agencies of 
administration , their functions and responsibili 
ties and may reallocate a part or whole of the 
functions and responsibilities to such authorities 
as it deems fit. 

( v ) Export entitlements will be allotted only 
to exporters registered with the competent regis 
tering authorities as per the Export-Import 
Policy . 


(iii ) Exporters who have invested Rs. 50 lakhs 
or more after 1st January 1994 but who are not 
eligible for New Investors Entitlement ( as des 
cribed in Para 6 below ), would be given a choice 
to get their Past Performance Entitlement for the 
allotment year 1996 on the basis of either the 
performance during 1994 or during 1995 . In 
case they desire to get PPE for 1996 on the basis 
of their performance during 1995 , they have to 
submit all the necessary documents , as required 
by the DG , AEPC , to the AEPC by 31st March , 
1996 . 


fering authoriegistered with will be allotted 


3. Systems of Allotment. -- ( 1 ) Quantitics for 
Export in each allotment year shall be allocated 
under the following systems at rates indicated 
against each of them : 


( iv ) For the purpose of utilisation of allot 
ments , there shall be a single period from 1st 
January to 30th September . Exporters should 
utilise their entitlements by 30th September. The 
unutilised quantites after 30th Septem 
ber can be extended upto 31st December of tho 
same year against EMD BG at the rates given 
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14. TTT 


helar, subject to the conditions that the exten 
sion sought is for a specific buyer and a change 
of buyci will not be permitted . 


Product group 

EMD |BG amount 
Gloves in USA 

Rs. 5 )- per pair 
Underwear in Canada Rs. 5,- per piece 
Group A in Canada Rs. 18 - per sqm 
Group II in USA 

Rs. 18 - per SME 
Categories 4 . 5 and 24 in EU Rs. 18 /- per picce 
Others 

Rs. 32 !- per piece 


(lii) Allotments under the FCFS system 
would be subject to EMD BG @ 5 per cent of 
FOB value of the quantity involved . 

( iv ) The Textile Commissioner will fix the 
maximum quantity that can be applied for by 
any applicant for each country category under 
this system per day . 

( v ) Allotments shall be granted on FCFS 
basis , and on a day when available quantities 
are oversubscribed , eligibility shall be decided on 
the basis of higher unit value realisation among 
the applications received on the day . 

( vi ) FCFS allotments will not be transferable . 


( v ) The quantities carmarked in the system 
shall be opened on 1st January and for this pur 
pose , applications may be invited during the 
previous year. 


( vi) PPE shall be transferable , either in full 
or in part upto 20th September. However , trans 
fers after 31st May, will be restricted to 50 per 
cent of the total quantity allotted to the transferer 
in th relevant country category for the year. The 
guidelines for effccting such transfers will be 
announced ly the DG , AEPC . 


( vii ) A transferred PPE ( hereinafter referred 
to as PPT) shall be valid upto 30th Septeyber of 
the year and can be extended upto 31st Decenn 
her , subject to the provisions of para 4 (iv ) 
above . 


( viii ) Shipments against PPT will be counted 
3 $ exports by the transferee. 


6 . New Investors Entitlement (NIE ) .- (i ) 
Allotments under thc New Investors Entitle 
ment (NIE ) ) System would be made 
from the annual level earmarked for the FCFS 
System , i.e . 20 % . The NIE allocations would 
have the first charge on the quantities available 
under the FCFS system , 

( ii ) Allotments under the NIE system would 
be made only to exporters registered with the 
AEPC , as manufacturer exporters and who have 
invested a minimum amount of Rs. 50 lakhs in 
new machinery either in an existing unit or in a 
new unit during a period of 12 consecutive months 
commencing not earlier than the first of January 
of the previous calendar year . However for the 
allotment year, 1996 , any 12 months period con 
mencing from 1st September, 1994 would apply . 
NIE allotinents would be made only once for a 
particular block of investments . 

( iii ) In this system quantities at the rate of 
1000 pieces for every Rs. 1 lac of admissible 
investment would be allotted . Investments in 
fractions of Rs. one lac would not be taken into 
account for allotments of NIE . 

( iv ) The quantity for which a given applicant 
is eligible will be divided equally in at least 5 
country |categories to be opted for by the appli 
cant. That is for every country |category, the maxi 
mum entitlement would be 200 pieces for every 
Rs. 1 laç of admissible investment. However, in 
case an exporter is constrained to opt for less 
than 5 country categories, because his itens of 
production do not cover 5 country |categories , 
the total quantities allotted to lini would be res 
triced to liis choice of countrvicategories multi 
plied by 200 pieces for every Rs. 1 lac of admis 
s blc investment. In casc an exporer opts for 
more than 5 country categories , his NIE allot 
ment would be distributed equally among the 
different country categories subject to the ceiling 
of 1000 pieces for every Rs. i lac of admissible 
investment, 

( v ) Exporters should utilise their entitlementy 
by 30th September . The unutilised quantitics 


( ix ) Transfer of a PPT will not be allowed . 


5 . First- Come- First-Served ( FCFS ) System . — 
( 1) Quantities shall be released under the FCFS 
system on the dates to be announced by the DG , 
AEPC , after giving due notice to the trade . The 
quantity to be distributed under the FCFS system 
would be the difference between the annual level 
cariarked for the system ( 20 per cent ) and the 
allocations under the NIE system ( described in 
para 6 below ). In other words, allotments under 
thie NIE system would have the first charge on 
the quantities to be distributed under the FCFS 
system . 


( ii ) Quantities shall be allocated on First 
Come- First- Served basis against applications 
cirperted by L . Cs valid on the date of applica 
tion . Allotments will be valid for 75 days and 
no extension will be granted . 


THE GIZETTE OF HUDIA ; EXTRAORDINARY 


[PART 1-.- SIC 1 ] 


after 30th September can be cxtended upto 31st 
December of the same year against EMD DG @ 
given in Para 4 ( iv ) ahor , subject to the condi 
tions that the extcnsion is sought for a specific 
buyer and change of buyer will not be permitted . 
Th ? cxporters will also have another option to 
surrender the unutilised quantities of his NIE by 
30th Suptumber and ask for the unutilis d quan 
tities to be allotted to him for export during the 
next allotment year. 


. (c ) LCs a3 stipulated in Para 5 (ii) above 

would uot be required for applying 

under the FCFS System . 
( iii ) Any of the above relaxations may be 
withdrawn without advance notice by the Tex 
tile Commissioner on the basis of the current 
demand pattern . 


9 . Handloom Garments . Special quantities 
reserved for landloom garments under the bila 
icral agreements for certain countries would be 
alleited under the FCFS system , 


(vi) NIE will not be transferable . 

( vii ) Detailed guidelines for eligibility and the 
procedure for submission of applications would 
be issued by the Textile Commissioner. The 
ixtile Connaissioner would invite applications 
and ck de the admissible value of investinents of 

dividual exporters . On that basis the DG . 
AĘPC will allocate the entitlements. 


7 . Validity of Certification on Shipping Bills.--- 
( i ) Validity of certifications on shirping bills in 
respect of the PPE System including transferred 
PP Entitlments and NIE would be 75 days or 
upto the validity of the entitlement certificale , 
whichever is earlier. Revalidation will be per 
peitted unto the cxpiry of the entitlement certi 
ficate , 


10 . Provisions Regarding Submissions and 
Forfeiture of Earnest Money Deposits |Bank 
Guarantees . - - ( i ) In case of the PPE and NIE 
Systems, exporters would not be required to fur 
11:5h EMDIBG during the original validity of the 
entitlements . However, unutilised quantities as 
on Joth September could be extended till 31st 
December subject to EMDEG @ given at para 
4 ( iv ) above. 

( ii ) In the case of the FCFS system , an expor 
ter shall be required to give EMD BG @ 5 % of 
the FO3 value on the quantities applied for . 

( iii) Exporters who have entitlements of not 
less than 25000 picces for all categories taken 
together under the PPE and NE systems would 
have an option of submitting a Lezal Undertaking 
(LUT ) in place of EMD BG , subject to the fol 
lowing conditions : 


( ii ) Validity of certification on shipping 
bills in respect of FCFS allotments would be 75 
clays from the date of allotment. No extensions 
would be permitted . 

(ii ) Notwithstanding anything contained in 
tris paragraph , the Textile Commissioner muay 
grant ext nsion of validity period upto three 
working days in individual cases if he is satisfied! 
that the cxporter concerned could not export 
within the period due to circumstances beyond 
his control 


8 . Slow Moving Items - -- (i ) An item may be 
lecture ! slowmoving iſ Juring the calendar year 
preceding the year immediately before the allot 
Wert var. its utilisation las cen loss than 75 % 
of the base level. The Director General, AEPC 
should declare the itrms that are sloi moving 
latest by 1st December of the previous year. 

( ii ) Notwithstanding anything else contained 
in any of the provisions of this natifjention . thic 
following relaxatious shall crdinarily be available 
for slow moving items : 
( a ) An exporter would liave to furnish 11% 

EMDĪBG instead of amounts calculated 
at the rates stipulated for other catego 

ries under the FCFS systein . 
(b ) The quantitative ceiling stipulated 

for the FCFS system vide para 5 (iv ) 
atove shall not be enforced . 


( a ) The facility of subniitting LUT in 

place of EMD |BG shall apply to ex 
tension revalidation of the entitlements 
of cligible exporters under the PPE 
system including PPT. In the FCFS 
system , this facility shall not be avail 

able for allotment, 
( b ) If the DG , AEPC raises a claim , in 

terms of the Export Entitlement Distri 
bution Policy , for any forfeiture 
amounts in respect of entitlements 
covered by a Legal Undertaking, the 
cxporter concerned who had submitted 
the Legal Undertaking, would remit the 
amounts so claimed by the DG , AEPC 
vithin a period of 90 days from the 
date of such claim , failing which the 
eyporter shall not be eligibile to apply 
for or obtain any certification of ship 
ping bills, transfer of Entitlements or 
return of EMD BGs in any systems 
until the amounts are remitted and the 
DG , AEPC decides to re-instate these 

facilities for the exporter. 
( c ) The DG , AEPC may withdraw the 

facility of submitting LUT in place of 
EMD BG for any exporter who is 


- - 


- 


- 


- 
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otherwise eligible for the facility , but 12 . Guidelines for Obtaining Release of Held 
has failed to remit any forfeiture UP Consignments : ( a ) Where a shipment effect 
amount within the stipulated period of ed in a non - quota całegory or in another res 
90 days . 

trained category is reclassified by the importing 

country into a restrained category , Export Cer 
( d ) The guidelines and stipulations applic 

tificates Visas for the reclassified category should 
able to EMD BG shall also apply to be issued after the exporter surrenders the neces 
LUT mutatis mutandis . 

sary quota in the PPE system . If a balance is 

available in the FCFS system , Export Certifi 
( iv ) The EMD BG of an exporter who exports 

cates Visas may be issued , without the exporter 
not less than 90 % of the cxport entitlement shall 

surrendering any quota , by debiting to such 
be released in full . Thc DG , AEPC shall forfeit 

FCFS balance . The stipulations of this para will 
the EMD BG in case utilisation is upto 75 % in 

also apply to cases where a change of buyer is 
case of fast moving items and upto 50 % in case 

required for a shipment that had been effected 
of slow moving items, proportionate to the short 

under the FCFS System or under the PPE sys 
fall in utilisation . If the utilisation of an export 

tem , after obtaining cxtension beyond 30th 
entitlement allocation is less than the above per 

September and to cases where a change of im 
centages, EMD BG shall be forfeited in full . For 

porting country is required . 
this purpose utilisation shall be computed either 
on the basis of individual entitlements or on the ( b ) Where a shipment exported in a res 
basis of each system separately . 

trained category is reclassified into another res 

trained category as above , the entitlement used 
( v ) If an exporter surrenders his entitlements 

for sending the shipment from the country may 
under the FCFS system either during the origi 

be returned to the exporter , subject to the 
nal validity period or within a period of 3 days 

following conditions : 
of the expiry of the original validity , 50 per 
cent of the applicable amount in the EMD |BG or 

(i) The exporter returns the original Ex 
LUT would be released . 

port Certificate Visa that had been 

issued to him . 
(vi) All forfeited EMD BG shall be deposit 

( ii ) The Entitlement Certificate which had 
ed into a Public Deposit account of the Gov 

been debited at the time of export , 
ernment to be operated in such manner as the 

remains valid for the concerned quan 
Government decides from time to time. 

tity when the add -back is requested . 
( vii ) All applications for extension shall be (c ) In the case of items exported as handloom 
submitted completo in all respects before the ex garments exempted from restraints or as “ India 
piry of the validity of the original entitlement or Items" , which are re -classified by the importing 
within a grace period of 3 working days from countries as restrained items, Visas Export Certi 
the date of expiry of the entitlement. 

ficates will be issued by the DG , AEPC after 

obtaining the approval of the Ministry of 
Il . Appeal Against Forfeiture of EMD 

Textiles . 
BG |LUT. - An exporter , when aggrieved by an ( d ) In cases where the exporter is required 
order of forfeiture by the DG , AEPC under para to surrender quotas for reclassified categories, 
10 (iv ) above , may appeal to the Textile Comi he should also be allowed to do so from his own 
missioner, Bombay against such forfeiture within entitlements under the PPE system or entitle 
60 days of despatch of such communication on ments obtained by transfer. If the case is to be 
forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon cleared after the 1st of October, when trans 
receipt of the representation , given a ruling as early fers are not permissible and the exporter does 
as possible. While disposing of appeals, he may not have his own entitlements to surrender, he 
take into consideration the conditions of for may furnish an undertaking to surrender the re 
feiture spelt out in this Notification in addition quisite quantity by the 31st of January from the 
to force majeure conditions. For this purpose succeeding year s entitlement (his own or trans 
the Textile Commissioner shall mean and include ferred ) . Such an undertaking should be backed 
such other officers as designated by him . He by EMD BG to the extent of 50 per cent of the 
shall also give an opportunity for personal hcar value of the quantity calculated at the FOB 
ing if requested for by the applicant. If the cx value. Once the quantity is surrendered , the 
porter is not satisfied with the decision of the EMD BG may be released . If the quantity is 
Textile Commissioner, Bombay , he may prefer not surrendered as per the undertaking, the 
91 appeal against the decision within 60 days of EMD BG may be forfeited . In such cases, PPE 
the despatch of the communication conveying allotments in any country |category to 
the decision to the Appellate Committee , Minis 

the ex 

porter for the succeeding year may be allotted 
try of Textiles, Udyog Bhavan , New Delhi- 11 . only after the requisite quantity is surrendered . 
3071 GT/95 _- 2 


PPE 
if the 


when 
it goes 


undertak 
1st of Januwin 
or transa 
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13 . Procedure to deal with Quota Mal export entitlement in the original and duplicate 
practices by Exporters . - ( 1 ) Exporters who are ol shiping bills for individual consiguients, 
found to have indulged in any fraudulent activity issued by the DG , AEPC . 
in connection with obtaining , transferring, uti 

( B ) Handloom Garments. For exports of 
lising, extending or proving the utilisation of 

handloom garments, except Tailored Collar 
quotas, may be issued show -cause Notices by 

Shirts corresponding to restrained items in Canada 
the DG , AEPC for explaining their conduct. 

and special quantities reserved for handloon 
(ii ) The cases may be considered by a Con garments in some of the restrained categories 
mittee with the following composition : 

relating to the USA , the EU and Norway, ship 

mients will be permitted by the Customs on the 
1 . The Textile Commissioner - Chairman basis of an Inspection Endorsement by the Tex 

tiles Committec in part 2 of the combination 
2 . Director General, AEPC — Member. 

form in addition to certification of shipping bills 
3 . Chairman , AEPC _ Member 

by the DG , AEPC . 
4 . The three Vice Chairman of AEPC ( C ) Garments Falling under “ India items" : 

-Members . 

In respect of India items which are traditional 

folk lore handicraft textile products of India . 
5 . Addi. Director ( Quota Policy ) . 

shipinents will be permitted by the Custons for 
AEPC - - Member Secretary 

exports to the EU , the USA , Norway and Canada 
(iii ) In cases where the Committee finds on 

on the basis of an appropriate certificate issued 
exporter guilty of fraud after exainining his ex 

by the ollice of the Development Commissioner 
planation and giving a personal hearing the 

( Handicrafts ) in addition to certification of 
exporter may be debarred from obtaining enti 

shipping bills by the DG , AEPC . 
tlements and participating in the Export Entitle 15 . ( A ) Export Certificate , Certificate of 
ment Distribution Scheme for a specified period . Origin and Visa .- - The following certificates re 

quired under the relevant Bilateral Textile Agree 
( iv ) In serious cases, the exporter may be 

ments will be issued by the DG , AEPC or any 
teniporarily debarred by the DG , AEPC before 

other agency duly authorised in this behalf : 
a personal hearing, pending the completion of 
the procedures and finalisation of a decision by 

1. EU : ( a ) Export Certificates and C erti 
the Committee . 

ficates of Origin for all garinent/knit 

wear items uider restraint. 
( v ) The Committee will be called the Enforce 

(b ) Certificates of Origin for 
ment Committec and for hearing appeals against 

all non -res 

trained garments knitwear items. 
the decisions of the Enforcement Committee , an 
Frforcement Appellate Committee is constituted 

Norway : Export Certificates and Certi 
with the following composition : 

ficates of Origin in respect of categories 
Joint Secretary ( Exports ), « Chairman 

subject to specific limits . 
Ministry of Textiles 

Canada : Export Certificates tor gar 

ments of knitted , powerloom and mill 
An Officer of the 

- Member 

made origin are subject to restraint 
Ministry of Law , Justice and 

except for consignments 
Company Affairs as nominated 

valued at 

Canadian $ 500 or less. 
by the Law Secretary 

U .S . A . : Visa for all garment|knitwear 
Export Commissioner 

Member 

consignments except properly marked 
Director Deputy Secretary 

Member 

samples valued at US $ 250 or less. 
( Exports ) 

Secretary ( B ) Handloom Certificate. In the case of ex 
Ministry of Textiles 

port of al Handloom Garments except Tailored 
(vi) The Enforcement Appellate 

Collar Shirts corresponding to restrained items to 

Committee 
may review and amend , modify or quash 

Canada and special quantities reserved for Hand 
the 

loom Garments in some of the restrained catego 
orders of the Enforcement Committee on appeal 

ries to the EU and Norway, 
from the exporter or by calling for the details 

the Textiles Com 

mittee will issue the certificate as prescribed 
from the DG , AEPC , on its own . 

in 

the Bilateral Agreements for such products. 
14 . Clearance by Customs. — ( A ) Products 16 . Persons to whom export entitlements are 
under Restraint including items not subject to allotted but who do not utilise them fully would 
specific limits in the USA . - Shipments will be render themselves liable to disqualification from 
allowed by the Customs Authorities at the port gotiing entitlements in future without prejudice to 
of shipments after verifying the certification of any other action that may be taken against them , 
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17 . Supervisory Role of the Textile Commis Commissioner , the Textiles Committee and the 
sioner -- The Textile Commissioner Bombay Development Commissioner (Handicrafts ) are as 
shall excercise day to day supervision over the follows : 
matters relating to allocation of export entitle 
ments . A co - ordination Committee with the 

( 1 ) The Apparel Export Promotion Coun 
Textile Commissioner as its Chairman and re 

cil, 15 , NBCC Towers , Bhikaji Canna 
presentatives of the AEPC , the Wool and 

Place , New Delhi- 110066 . 
Woollens Export Promotion Council and the 
Handloom Export Promotion Council will review 

( 2 ) Office of the Textile Commissioner, 
the operation of the Policy periodically . On 

New CGO Complex , New Marine Lines 
matters where there is a difference of opinion , 

( Post Box No. 11500 ) , Bombay 

400020 . 
the decision of the Textile Commissioner will be 
final. 

( 3 ) The Textiles Committee, “ Crystal” , 79 , 

Dr. Annie Besant Road , Bombay 
18 . Government reserves the right to make 

400 018 . . 
amendments to any of the foregoing provisions as 
may be found necessary without giving prior 

( 4 ) Development Commissioner (Handi 
notice . 

crafts ) , West Block - VII , R . K . Puram , 

New Delhi- 110022 . 
19 . The addresses of the concerned Export 
Promotion Councils and the Offices of the Textile 

VINOD MALHOTRA, Jt. Secy . 
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